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^vkokl vkSj 'kgjh uhfr* ds dk;kZUo;u dh fLFkfr

*288- 
Jh izdk'k tkoMsdj% 
D;k vkokl vkSj 'kgjh xjhch mi'keu  ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%
¼d½ 
o"kZ 2005 ls Hkkjr esa ^vkokl vkSj 'kgjh uhfr* dh dk;kZUo;u laca/kh fLFkfr dk

jkT;&okj C;kSjk D;k gS( 
¼[k½
 blds de dk;Z&fu"iknu gkssus ds D;k dkj.k gS( vkSj 
¼x½ 
ljdkj bl laca/k esa D;k dkjZokbZ djus dk fopkj j[krh gS\
उत्‍तर
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री
(कुमारी सैलजा)
(क)से(ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
----
विवरण
'आवास और शहरी नीति' के कार्यान्‍वयन की स्थिति के संबंध में दिनांक 25.4.2012 के लिए राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं0 288 के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण
***
(क)से(ग): राष्‍ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति, 1998 और संशोधित नीति, 2007 का उद्देश्‍य निर्माण उद्योग की क्षमता में वृद्धि करने के लिए सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्रों के बीच मजबूत भागीदारी विकसित करके एवं अवस्‍थापना सेवाओं में भूमि जुटाव, आवासीय निर्माण एवं निवेश करने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र को प्रोत्‍साहित करने के लिए कानूनी एवं नियामक सुधारों तथा राजकोषीय छूट द्वारा अनुकूल माहौल के सृजन द्वारा किराया अथवा स्‍वामित्‍व आधार पर आवासीय स्‍टाक का अधिक्‍य सृजन करना है।

'भूमि' एवं 'कालोनीकरण' राज्‍य का विषय होने के कारण इस संबंध में नीति की सफलता व्‍यापक रूप से राज्‍य सरकारों द्वारा किए गए पहल प्रयासों पर निर्भर है।

समर्थन के माध्‍यम से भारत सरकार सभी राज्‍यों द्वारा राज्‍य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति(एसयूएचएचपी) को अपनाने के लिए प्रोत्‍साहित करती रही है। इसके अनुपालन में चार राज्‍य यानी राजस्‍थान, महाराष्‍ट्र, मध्‍यप्रदेश एवं केरल ने अपनी-अपनी आवास एवं पर्यावास नीति तैयार की है। अन्‍य सात राज्‍यों ने बताया है कि उन्‍होंने प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है और कैबिनेट के अनुमोदन के लिए प्रयास कर रहे है। ये राज्‍य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, गोवा, झारखंड एवं उत्‍तरप्रदेश हैं। इसके अतिरिक्‍त सात राज्‍यों ने संकेत दिए हैं कि वे अपने-अपने राज्‍यों अर्थात उत्‍तराखंड, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्‍तीसगढ़, लक्षद्वीप एवं पश्चिम बंगाल के लिए प्रारूप एसयूएचएचपी तैयार करने की प्रक्रिया में हैं।

इसलिए, यह कहा जा सकता है कि राष्‍ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति(एनयूएचएचपी) के अंतर्गत किसी प्रकार का कम निष्‍पादन नहीं रहा है। भारत सरकार राज्‍यों की अपनी आवसीय एवं शहरी पर्यावास नीतियों के निरूपण तथा इसके पश्‍चात इसके कार्यान्‍वयन के लिए निरंतर प्रोत्‍साहित  करती रहेगी।
***
